बोलियों का वर्तमान और भविष्य
सामान्यत: बोली से तात्पर्य किसी भाषा के उस भाषिक विकल्पन से होता है, जो संरचना के स्तर पर मुख्य भाषा या भाषिक रूप से जुड़ी होती है। व्यावहारिक रूप से भाषाई विकल्पन का क्षेत्रीय आधार बोली की पहचान के लिए निर्णायक होता है। इस प्रकार एक भाषा की अनेक बोलियाँ हो सकतीं हैं। यह माना जाता है कि भाषा एक प्रौढ़ रूप है, जबकि बोलियाँ अल्पविकसित या विकासशील। अत: भाषा मानकीकृत होती है और बोली मानकीकरण की प्रक्रिया से मुक्त होती है। इस प्रकार जब बोलियों में लिखित साहित्य मिलने लगता है और व्याकरण उपलब्ध हो जाता है, तब सामान्यत: उस बोली को भाषा का दर्जा मिलने लगता है। हालाँकि बोली और भाषा के आंतरिक संबंधों के निर्धारण की प्रक्रिया में अनेक दूसरे कारक भी निर्णायक होते हैं। सत्ताई मान्यता इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
बोलियाँ अपने क्षेत्रीय समाज की आत्मीय स्वर होती हैं। इसी में किसी समाज की मूल संस्कृति एवं नृजातीयता संपूर्ण रूप में संप्रेषित होती है। ये अपने समाज की संस्कृति की प्रखर संवाहिका होतीं हैं। चूँकि बोलियाँ अपने देशज रूप में अपेक्षाकृत मानकीकृत नहीं होतीं, इस लिए इनमें अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता होती है। किसी देश में यदि कोई भाषिक अधिक्रमिकता बनती है, उसमें बोलियाँ सबसे निचले स्थान पर होतीं हैं, इस लिए ये महज संप्रेषण की साधन नहीं, बल्कि आम मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति का माध्यम होतीं हैं। 
आज की वैश्विक राजनीतिक एवं आर्थिक स्थितियों ने प्राय: सभी देशों की सामाजिक परिदृश्य को बदला है, इसमें समाज के रहन-सहन के तौर-तरीके से लेकर उनके सोचने के तरीके तक शामिल हैं। ऐसे में जब व्यक्ति एक उपभोक्ता और उसकी भाषाएँ व्यापार का साधन मात्र बन जाए, तो संपूर्ण जीवन पर संकट होगा। ऐसे में बोलियों का भविष्य संकटग्रस्त तो होगा ही। जैसा कि अँग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टी॰एस॰ इलियट ने कहा था कि ‘‘भूत’ और ‘वर्तमान’ दोनों प्राय: भविष्य में निहित होते हैं।’ इन परिस्थितियों में आज बोलियों का वर्तमान दरअसल समाज के उस भूत से नियंत्रित हो रहा है, जिसमें ‘विश्व व्यापार संगठन’ (डब्ल्यू॰टी॰ओ॰) की स्थापना से लेकर खुली अर्थव्यवस्था वाली शासकीय नीतियों के अंगीकरण की वैश्विक प्रक्रिया शामिल है। यह महज कुछ दशकों का भूत बोलियों के वर्तमान की दिशा तय कर रहा है और जैसाकि स्पष्ट है कि वर्तमान ही भविष्य का पथ-प्रशस्त करेगा। इस पूरे संदर्भों में यह देखना भी दिलचस्प है कि इसी व्यवस्था की उत्पाद ‘मीडिया’ के कारण समाज में जो कुछ जागरूकता आई है, उसके कारण क्षेत्रीय अस्मिताओं का भी उभार हो रहा है, जिनमें तमाम वंचित अस्मिताएं अपने स्वर को मूर्त रूप देने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसमें क्षेत्रीय भाषाएँ अर्थात् बोलियों के रूप में निर्मित अस्मिता भी है। संभवत: यही कारण है कि भारत में संविधान संरक्षित भाषाओं की संख्या में लगातार वृद्धि के साथ क्षेत्रीय भाषाओं के ‘शास्त्रीयता’ के दर्जे के रूप में भी स्थानीय भाषाओं के संरक्षण का आश्वासन केंद्रीय सरकार को करना पड़ रहा है, यह भी संभवत: इसी का परिणाम है कि इजराइल और यहूदियों की हिब्रू जैसी प्राचीन भाषा, जो विलुप्त होने की कगार पर पहुँच चुकी थी; को पुन: जीवन मिल रहा है। लेकिन इसके ठीक विपरीत चीन की स्थिति को देखा जा सकता है, जहाँ एक लंबे समय तक वैश्विक भाषा ‘अँग्रेजी’ के प्रति एक लंबे प्रतिरोध के बावजूद अंतत: कतिपय संदर्भों में इसे स्वीकार करना पड़ रहा है। वर्तमान समय का द्वंद्व केंद्रीयता बनाम स्थानीयता का है, इसमें जो शक्तिशाली होगा, वही अपने अस्तित्व की रक्षा कर पाएगा। इसके फलस्वरूप आज संपूर्ण विश्व एक समुद्र की तरह है और भाषाएँ मछली की तरह और जैसा मत्स्य-न्याय में होता है, वही आज बोलियों के साथ हो रहा है अर्थात् वैश्विक भाषाएँ धीरे-धीरे स्थानीय भाषाओं उनके प्रतिरोध एवं उनकी संस्कृति को समाप्त कर रही हैं।
इस स्थिति में वर्तमान का समय बोलियों के लिए संक्रमण का समय है, जहाँ भाषाएँ एक नए तरह से पंक्तिबद्ध हो रहीं हैं। इन सूचियों का नया नाम ‘समृद्ध भाषा’ और ‘संकटग्रस्त भाषा’ है। हालाँकि इसमें एक नाम ‘शास्त्रीय भाषा’ का भी हो सकता है, लेकिन इस सूची को लेकर बाजार तटस्थ रहेगा, क्योंकि बाजार को भाषा की शास्त्रीयता से नहीं, बल्कि भाषा के बोलने वालों से मतलब है, वह भी महज उपभोक्ता के रूप में। जबकि यह आवश्यक नहीं है कि शास्त्रीय भाषा के बोलने वाले भी हों। ऐसे में पूरी बहस समृद्ध एवं संकटग्रस्त भाषाओं के बीच ही बचती है। नए संदर्भों के अनुसार समृद्ध भाषाएँ वे हैं, जिनमें रोजगार के साधन हैं और संकटग्रस्त भाषाएँ प्राय: वे स्थानीय भाषाएँ हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या कम है या इतना है जिसमें बाजार का हित नहीं सध सकता। इस प्रकार समृद्ध भाषा लगातार समृद्ध होगी, जबकि संकटग्रस्त भाषाओं पर संकट और गहराता जाएगा। क्योंकि भूमंडलीकरण नामक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली कारक का सर्वाधिक ज़ोर एकरूपता पर है, यह एकरूपता बोलियों की बहुसंख्यक उपस्थिति को यथाशीघ्र सीमित करने पर जोर देगी। ऐसे में इस धरातल पर बोलियों का भविष्य किसी भी दृष्टि से उत्साहजनक नहीं प्रतीत हो रहा है। हालाँकि इस क्रम इस तथ्य को भी जोड़ देना चाहिए कि जिसमें ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि उदारीकृत अर्थव्यवस्था की उपज बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ किसी स्थानीय भाषा, संस्कृति या प्रतीक को प्रश्रय देते हुए दिख जाती हैं, लेकिन अधिकांश संदर्भों में दरअसल इन प्रयोगों से ये कंपनियाँ स्थानीय भावनाओं के माध्यम से अपनी स्वीकार्यता बढ़ाने का प्रयास करती हैं, ऐसे में यदि हालीवुड का स्पाइडरमैन यदि भारत की  भोजपूरी में बोलता है, तो ऐसा करके वह भोजपूरी का हित नहीं, बल्कि भोजपूरी-भाषियों की जेब तक अपनी पहुँच बनाता है। इस क्रम में प्रत्युत्पाद के रूप में कुछ लाभ भोजपूरी का हो जाता है, लेकिन बाजार का लक्ष्य नहीं होता है। 
इसी क्रम में इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि किसी बोली के वाचिक समाज के रूप में बाजार का दोहन अपनी बोली के हित में कैसे किया जा सकता है? इसी प्रक्रिया से बोलियों के भविष्य के प्रति कुछ उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से भूमंडलीकरण का प्रभाव सिर्फ बढ़ रहा है, उसी के समानांतर सूचना-प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी सिर्फ बढ़ रहा है। इस स्थिति में किसी भी बोली या भाषा का भविष्य का इस बात पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि वह सूचना-प्रौद्योगिकीय अनुषंगों में कितना पहुँच पाई है। आज भारत जैसे विकासशील देश में भी सूचना-क्रांति का प्रसार तेजी से हो रहा है, स्थिति यह है कि वर्ष 2013 तक देश के 75 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास मोबाइल फोन और 2014 तक 21 प्रतिशत लोगों के पास इन्टरनेट पहुँच चुका है। गौरतलब है कि कुल मोबाइल फोन उपभोक्ताओं में 30 प्रतिशत लोगों के पास स्मार्ट फोन है, जो अपनी मूलभूत विशेषता के कारण  इन्टरनेट उपलब्ध करवा देता है, इस प्रकार इन्टरनेट-उपभोक्ताओं की संख्या में विस्तार तेजी से होगा। इसी के साथ जिस तरह से आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स का प्रभाव वैश्विक समाज पर बढ़ रहा है, उसमें सितंबर, 2014 तक भारत भी अपने आबादी के 9.3 प्रतिशत की स्थानीय साझीदारी के साथ एक बेहतर भविष्य की पृष्ठभूमि तैयार कर चुका है। अब आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि इन प्रक्रियाओं में बोलियों की सहभागिता अधिक से अधिक बढ़े। इसके साथ इन बोलियों में भाषा-प्रौद्योगीकीय उपकरणों जैसे डिजिटल शब्दकोश, शब्द-संसाधक, सूचना-संचयन एवं प्रत्यानयन प्रणाली आदि आम डिजिटल प्रयोग के साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों। इसके साथ स्थानीय भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था, पाठ्य-पुस्तकें, कोश एवं समाचार-पत्र आदि की उपलब्धता भी बोलियों के भविष्य के प्रति सहायक सिद्ध हो सकतीं हैं। 
बोलियों के प्रति आसन्न खतरे से प्रत्येक संवेदनशील मनुष्य चिंतित होगा, यही कारण है कि इनके संरक्षण एवं संवर्धन के प्रयास भी हो रहे हैं, जिनमें 1953 में वैश्विक संस्था ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन’ (यूनेस्को) के द्वारा किए गए संगठित प्रयासों को देखा जा सकता है, जिसके माध्यम से मातृभाषाई शिक्षण की योजना पर जोर दिया गया था। इसके साथ वैश्विक स्तर अकादमिक एवं गैर-अकादमिक विभिन्न प्रयास चल रहे हैं। भारत में ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ (यूजीसी) द्वारा संरक्षित एक योजना इस प्रविष्टि के लेखक के निर्देशन में देश के 9 विश्वविद्यालयों के सहयोग से शुरू की गई, जिसमें भारत की संकट-ग्रस्त भाषाओं की भाषिक-सांस्कृतिक एवं अकादमिक सूचनाओं को विभिन्न रूपों में इन्टरनेट पर उपलब्ध करवाकर दूसरे वर्गों तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने की योजना है। 
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